ज़िला एआई साक्षरता मिशन
जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए एक प्रमुख पहल
डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विकसित भारत 2047 की प्रेरणा से

1. मिशन एवं दृष्टिकोण

आज के युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को गहराई से प्रभावित कर रही है। जो एआई का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते — उनके बीच की दूरी तेज़ी से करियर सफलता, शैक्षणिक समानता एवं प्रशासनिक प्रभावशीलता का सबसे बड़ा निर्धारक बनती जा रही है। यह अंतर अब अनदेखा नहीं किया जा सकता; यह भारत के प्रत्येक ज़िले, प्रत्येक संस्थान एवं प्रत्येक बच्चे की भविष्य-तैयारी के लिए मौलिक है।
यह प्रस्ताव एक ज़िला एआई साक्षरता मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है — जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एक रणनीतिक, समन्वित हस्तक्षेप जो ज़िले के प्रत्येक विद्यालय एवं प्रत्येक महाविद्यालय को, सरकारी एवं निजी दोनों को, एक संरचित कार्यक्रम के अंतर्गत लाता है। लक्ष्य सरल, मापनीय एवं ऐतिहासिक है: 12 से 18 माह के भीतर, ज़िले का प्रत्येक विद्यार्थी — कक्षा 5 से स्नातकोत्तर तक — अपने अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर एवं नागरिक भागीदारी हेतु एआई का उपयोग करने में बुनियादी दक्षता प्राप्त कर ले।
प्रशासनिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर ही वह एकमात्र प्राधिकारी है जिसके पास सरकारी विद्यालयों, निजी विद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक को एक समन्वित आंदोलन में लाने का संविधानसम्मत अधिकार है। कोई NGO, कोई निजी संस्था, कोई विश्वविद्यालय अकेला वह कार्य नहीं कर सकता जो आपका कार्यालय एक सुविचारित निर्देश से कर सकता है। यह मिशन आपके कार्यालय को वह अवसर प्रदान करता है कि इस आयोजन शक्ति को एक विरासत पहल के रूप में संस्थागत रूप दिया जा सके जो सीधे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल इंडिया एवं विकसित भारत 2047 की सेवा करती है।
	हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत:
"AI में निपुण बनें। भविष्य को दिशा दें।"



2. यह कार्य केवल कलेक्टर महोदय ही क्यों कर सकते हैं

यह चापलूसी नहीं है — यह प्रशासनिक यथार्थ है। इस परिमाण के ज़िला-व्यापी परिवर्तन हेतु ठीक उन्हीं शक्तियों की आवश्यकता है जो कलेक्टर कार्यालय में केंद्रीभूत हैं:
1. क्षेत्राधिकार — ज़िले के समस्त विद्यालय एवं महाविद्यालय (सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर के समन्वयकारी प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं
1. आयोजन की शक्ति — केवल कलेक्टर ही सभी विद्यालय प्रधानाचार्यों, महाविद्यालय प्रधानाचार्यों, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार, आईटीआई प्रमुखों एवं पॉलिटेक्निक निदेशकों की एक बैठक आहूत कर सकते हैं
1. क्रियान्वयन अधिकार — कलेक्टरेट से जारी निर्देशों का वह महत्व है जिसकी प्रतिलिपि कोई निजी निकाय या NGO नहीं बना सकता
1. वित्तीय समन्वय — कलेक्टर कार्यालय SSA, समग्र शिक्षा, RUSA, राज्य कौशल मिशन एवं CSR निधियों को एक सुसंगत पहल में संयोजित कर सकता है
1. राजनीतिक निष्पक्षता — एक IAS अधिकारी के रूप में, आप इस पहल का नेतृत्व बिना इस भय के कर सकते हैं कि इसे किसी दल की पहल माना जाए
1. रिपोर्टिंग प्राधिकार — कलेक्टर के नेतृत्व वाले मिशन को मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा प्राधिकारियों तक स्वाभाविक दृश्यता प्राप्त होती है
	किसी निजी निकाय को एक-एक विद्यालय में दस वर्ष लगते, वह कार्य आपका कार्यालय पूरे ज़िले में एक शैक्षणिक सत्र में पूर्ण कर सकता है।



3. मिशन — एक दृष्टि में

	मापदंड
	विवरण

	मिशन का नाम
	ज़िला एआई साक्षरता मिशन — "[ज़िले का नाम] 2030 के लिए तैयार"

	प्रमुख प्राधिकारी
	जिला कलेक्टर कार्यालय

	नोडल अधिकारी
	जिला शिक्षा अधिकारी (विद्यालयों हेतु) + विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार (उच्च शिक्षा हेतु)

	आच्छादन
	समस्त सरकारी विद्यालय | समस्त निजी विद्यालय | राज्य विश्वविद्यालय परिसर | सम्बद्ध महाविद्यालय | आईटीआई | पॉलिटेक्निक

	लक्षित लाभार्थी
	कक्षा 5 से PG तक समस्त विद्यार्थी, समस्त शिक्षण संकाय, समस्त विद्यालय प्रशासक

	अवधि
	12-18 माह का चरणबद्ध रोलआउट | इसके पश्चात निरंतर कार्यक्रम

	कार्यशाला स्वरूप
	प्रति संस्थान 3-दिवसीय संरचित कार्यक्रम | प्रतिदिन 2.5 घंटे | द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेज़ी)

	वितरण भागीदार
	चयनित पैनलबद्ध ज्ञान भागीदार, कलेक्टरेट के पर्यवेक्षण में

	अनुश्रवण
	कलेक्टर कार्यालय में मासिक समीक्षा | त्रैमासिक सार्वजनिक रिपोर्टिंग



4. चार-स्तरीय आच्छादन मॉडल

मिशन एक एकल ढाँचे के रूप में डिज़ाइन किया गया है जिसमें चार स्तर हैं — प्रत्येक को आयु एवं चरण-अनुकूल वितरण मिलता है, ताकि ज़िले का एक भी विद्यार्थी पीछे न छूटे।
स्तर 1 — प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 5 से 8)
1. केंद्र: जिज्ञासा, अवधारणा स्पष्टता, ओलंपियाड एवं छात्रवृत्ति तैयारी, शिक्षक पर्यवेक्षण में एआई का सुरक्षित उपयोग
1. सम्मिलित: NMMS, SOF ओलंपियाड, सिल्वरज़ोन, इंस्पायर अवार्ड्स, विद्यार्थी विज्ञान मंथन
1. प्रत्येक बच्चे हेतु वितरण योग्य: व्यक्तिगत अधिगम पत्रक + अभिभावक-संलग्नता मार्गदर्शिका
स्तर 2 — उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 9 से 12)
1. केंद्र: बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्टता + प्रतियोगी परीक्षा तैयारी
1. सम्मिलित: NTSE, JEE मुख्य/एडवांस्ड, NEET, NDA, CDS, CLAT, CUET, BITSAT, राज्य CET, प्रमुख छात्रवृत्तियाँ
1. प्रत्येक बच्चे हेतु वितरण योग्य: कक्षा एवं स्ट्रीम के अनुरूप परीक्षा-तैयारी रूपरेखा
स्तर 3 — विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय
1. केंद्र: शैक्षणिक उत्कृष्टता, प्लेसमेंट तैयारी, उद्यमशीलता, छात्रवृत्ति एवं उच्च अध्ययन मार्गदर्शन
1. सम्मिलित: सभी धाराएँ — विधि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, डिप्लोमा, कला, वाणिज्य, विज्ञान
1. प्रत्येक विद्यार्थी हेतु वितरण योग्य: पूर्ण रोज़गार-तैयारी किट + 5-वर्षीय करियर रूपरेखा
स्तर 4 — शिक्षक एवं संकाय क्षमता निर्माण
1. केंद्र: ज़िले के प्रत्येक शिक्षक एवं व्याख्याता हेतु समर्पित प्रशिक्षण
1. सम्मिलित: पाठ योजना, प्रश्नपत्र निर्माण, विद्यार्थी मूल्यांकन, अनुसंधान उत्पादकता हेतु एआई
1. वितरण योग्य: शिक्षक शैक्षणिक उत्पादकता हेतु एआई के उपयोग में आत्मनिर्भर बनता है

5. ज़िले को क्या प्राप्त होगा

ज़िला प्रशासन के लिए
1. एक प्रमुख मिशन जो कलेक्टर को दूरदर्शी प्रशासक के रूप में स्थापित करता है — वह अधिकारी जिन्होंने [ज़िले का नाम] को राष्ट्रीय मॉडल बनाया
1. शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन लक्ष्यों से प्रत्यक्ष संरेखण
1. मापनीय परिणाम जिन्हें प्रशासन राज्य सरकार को प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट कर सकता है
1. पर्याप्त मीडिया एवं सार्वजनिक मान्यता — ऐसी जो IAS अधिकारियों के लिए करियर-निर्धारक प्रतिष्ठा में परिवर्तित होती है
1. आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम एवं नीति आयोग मूल्यांकन हेतु ज़िले के प्रतिनिधित्व के लिए सशक्त इनपुट
राज्य सरकार के लिए
1. जब मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्य सचिव शिक्षा सुधार पर केंद्र को जानकारी देते हैं, तो [ज़िले का नाम] राज्य का शोकेस बनता है
1. मापनीय टेम्पलेट — यदि यह [ज़िले का नाम] में सफल हुआ, तो राज्य के अन्य कलेक्टर इसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं
1. अन्य राज्यों से आगे राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन समय-सीमा पूरी करने में सहायता
विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के लिए
1. समस्त संस्थानों को — सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी — एक ही गुणवत्ता का हस्तक्षेप प्राप्त होता है
1. बोर्ड परीक्षा परिणामों, ओलंपियाड योग्यताओं, प्रवेश परीक्षा चयनों में सुधार
1. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड
1. शिक्षक अधिक उत्पादक बनते हैं एवं नियमित कार्यों से उनका भार कम होता है
अभिभावकों एवं नागरिकों के लिए
1. किसी दूरस्थ सरकारी विद्यालय के सबसे निर्धन बच्चे को भी वही एआई शिक्षा प्राप्त होती है जो महानगर के किसी निजी विद्यालय के सबसे धनी बच्चे को
1. एक ही शैक्षणिक सत्र में अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा में ठोस सुधार देखते हैं
1. महँगी निजी कोचिंग की आवश्यकता में कमी — श्रमिक वर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत
बच्चों के लिए — जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं
1. आत्मविश्वास, अवसर-दर्शन एवं तैयारी जो अन्यथा कभी नहीं मिलती
1. 2047 तक विकसित भारत में योगदान हेतु तैयार नागरिकों की एक पीढ़ी
1. प्रत्येक बच्चे को — ग्रामीण या शहरी, धनी या निर्धन, सरकारी या निजी — समान आरंभ रेखा प्राप्त होती है

6. चरणबद्ध क्रियान्वयन रूपरेखा

चरण 1 — प्रारंभिक (माह 1-2)
आधारभूत कार्य — ब्रीफिंग, पैनलन, पायलट चयन
1. कलेक्टर DEO, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, प्रधानाचार्य संघों की अभिविन्यास बैठक आहूत करते हैं
1. मिशन एवं नोडल अधिकारियों को औपचारिक रूप देते हुए ज़िला अधिसूचना जारी
1. पारदर्शी मानदंडों के अंतर्गत ज्ञान-वितरण भागीदारों का पैनलन
1. पायलट संस्थानों का चयन — एक सरकारी विद्यालय, एक निजी विद्यालय, एक महाविद्यालय
चरण 2 — पायलट वितरण (माह 3-5)
अवधारणा-सिद्धि — 3-6 संस्थानों से मापे गए परिणाम
1. पायलट संस्थानों को 3-दिवसीय कार्यशालाओं का वितरण
1. विद्यार्थी परिणामों को मापने हेतु पूर्व एवं पश्चात मूल्यांकन
1. मापनीय आंकड़ों सहित कलेक्टर को प्रभाव रिपोर्ट प्रस्तुत
1. पायलट परिणामों की सार्वजनिक घोषणा — मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति, ज़िला वेबसाइट
चरण 3 — ज़िला-व्यापी रोलआउट (माह 6-12)
मिशन के बैनर के अंतर्गत समस्त संस्थानों में विस्तार
1. तहसील / खंड / क्षेत्र के अनुसार क्रमबद्ध रोलआउट
1. समानांतर में शिक्षक क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का वितरण
1. कलेक्टर की अध्यक्षता में मासिक अनुश्रवण बैठकें
1. विद्यार्थी प्रतियोगिताएँ, प्रश्नोत्तरी, एवं ज़िला-स्तरीय एआई प्रदर्शन आयोजन
चरण 4 — संस्थागतीकरण (माह 13-18)
निरंतर चलने वाला ढाँचा
1. नए विद्यार्थी बैचों हेतु वार्षिक पुन: चक्र
1. ज़िला एआई उत्कृष्टता केंद्र — कलेक्टरेट या विश्वविद्यालय में स्थापित
1. सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले संस्थानों एवं विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार एवं मान्यता प्रणाली
1. राज्य-स्तरीय एवं राष्ट्रीय-स्तरीय मंच पर [ज़िले का नाम] मॉडल की प्रस्तुति

7. वित्तपोषण — ज़िले पर शून्य से न्यूनतम भार

इस मिशन का एक महत्वपूर्ण डिज़ाइन सिद्धांत यह है कि इसके लिए ज़िले से किसी बड़े बजटीय आवंटन की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय अभियांत्रिकी मौजूदा एवं उपलब्ध चैनलों के माध्यम से की जाती है।
	वित्तपोषण स्रोत
	उपयोग
	सम्बद्ध स्तर

	समग्र शिक्षा / SSA
	सरकारी विद्यालय कार्यशाला + शिक्षक प्रशिक्षण
	स्तर 1, 2, 4

	RUSA / UGC अनुदान
	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय कार्यक्रम
	स्तर 3

	राज्य कौशल मिशन
	रोज़गार-तैयारी एवं उद्यमशीलता मॉड्यूल
	स्तर 3, 4

	CSR योगदान
	कलेक्टर के आयोजन के अंतर्गत निजी क्षेत्र के भागीदार
	सभी स्तर

	निजी विद्यालय योगदान
	स्वैच्छिक न्यूनतम योगदान, प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में
	स्तर 1, 2

	सांसद/विधायक LAD निधि
	विशिष्ट संस्थान-स्तरीय वित्तपोषण
	सभी स्तर

	नीति आयोग प्रमुख निधि
	यदि [ज़िला] आकांक्षी कार्यक्रमों के लिए योग्य हो
	सभी स्तर


	डिज़ाइन के अनुसार, मिशन पहले दिन से स्व-वित्तपोषित है। कलेक्टरेट की भूमिका आयोजन प्राधिकारी की है, बजट धारक की नहीं।



8. अभिशासन एवं उत्तरदायित्व

इस परिमाण के मिशन के लिए एक सुदृढ़ अभिशासन ढाँचा आवश्यक है। हम प्रस्तावित करते हैं:
प्रस्तावित अभिशासन संरचना
1. मिशन अध्यक्ष — जिला कलेक्टर (समग्र प्राधिकार एवं दिशा)
1. सह-अध्यक्ष — पुलिस अधीक्षक (साइबर सुरक्षा), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (विद्यार्थी कल्याण से जुड़ाव)
1. कार्यकारी समिति — DEO, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, 3 संस्थागत प्रधानाचार्य (परिवर्तनशील)
1. ज्ञान भागीदार पैनल — पैनलबद्ध वितरण संगठन, सख़्त गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत
1. अभिभावक सलाहकार समिति — ग्रामीण, शहरी, सरकारी-विद्यालय एवं निजी-विद्यालय अभिभावकों से प्रतिनिधि स्वर
1. विद्यार्थी नेतृत्व परिषद — प्रत्येक स्तर से वरिष्ठ विद्यार्थी प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देते हुए
उत्तरदायित्व के उपाय
1. कलेक्टरेट अभिलेखों में दर्ज मिनटों सहित मासिक समीक्षा बैठकें
1. ज़िला वेबसाइट पर प्रकाशित त्रैमासिक सार्वजनिक प्रगति रिपोर्टें
1. उपयोग की गई निधियों एवं प्रदत्त परिणामों का वार्षिक अंकेक्षण
1. 12वें माह में स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन
1. संस्थानों एवं अभिभावकों के लिए पारदर्शी शिकायत तंत्र

9. मापनीय परिणाम — सफलता कैसी दिखेगी

प्रत्येक प्रशासक जानता है कि जो मापा जाता है वही प्रबंधित किया जाता है। मिशन की सफलता ठोस, रिपोर्ट-योग्य संकेतकों द्वारा मापी जाएगी:
	संकेतक
	माह 18 पर लक्ष्य

	प्रशिक्षित विद्यार्थी (स्तर 1-3)
	ज़िले के 90%+ नामांकित विद्यार्थी

	प्रशिक्षित शिक्षक / संकाय (स्तर 4)
	समस्त शिक्षण कर्मचारियों का 85%+

	आच्छादित संस्थान
	समस्त सरकारी विद्यालय 100% | निजी विद्यालय 90%+ | समस्त सार्वजनिक उच्च शिक्षा 100%

	बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार
	औसत अंकों में मापनीय उन्नयन

	ओलंपियाड / छात्रवृत्ति योग्यताएँ
	मिशन-पूर्व आधार रेखा से 30-50% वृद्धि

	प्रतियोगी परीक्षा चयन
	JEE/NEET/NDA/CUET चयनों में वर्ष-दर-वर्ष सुधार

	शिक्षक संतुष्टि सर्वेक्षण
	एआई एकीकरण पर 80%+ सकारात्मक रेटिंग

	अभिभावक संतुष्टि सर्वेक्षण
	मिशन-पूर्व एवं पश्चात तुलना

	मीडिया उल्लेख / मान्यता
	राज्य सर्वोत्तम पद्धति रिपोर्टों में समावेश



10. जोख़िम शमन — कलेक्टरेट की सुरक्षा

वरिष्ठ प्रशासक सही प्रश्न करते हैं — क्या ग़लत हो सकता है, एवं कलेक्टर कार्यालय कैसे सुरक्षित रहेगा? यह मिशन पाँच स्तरों के सुरक्षा कवच के साथ डिज़ाइन किया गया है।
1. ज्ञान भागीदार पैनलन — केवल सिद्ध प्रमाण-पत्रों वाले जाँचे-परखे संगठन ही एक खुली, पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यक्रम वितरित करते हैं
1. डेटा एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल — संस्थानों द्वारा प्राधिकृत के अतिरिक्त कोई विद्यार्थी डेटा संग्रहित नहीं; उपयोग किए गए सभी उपकरण आयु-अनुकूल एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं
1. पर्यवेक्षित वितरण — कार्यशालाएँ संस्थागत कर्मचारियों की उपस्थिति में परिसर में होती हैं; कोई अपर्यवेक्षित विद्यार्थी पहुँच नहीं
1. वित्तीय पारदर्शिता — ज़िले पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय भार नहीं; सभी वित्त मानक अंकेक्षण निशान के साथ औपचारिक चैनलों से प्रवाहित
1. सामग्री समीक्षा — पाठ्यक्रम एवं सामग्री रोलआउट से पूर्व अनुमोदन हेतु DEO एवं विश्वविद्यालय के साथ साझा
1. निकास उपबंध — कोई भी संस्थान या स्तर बिना देयता वापस ले सकता है; मिशन स्वेच्छा से जारी रहता है

11. ज़िले के लिए मान्यता की संभावनाएँ

हम इसे हल्के में नहीं उठा रहे — उचित पहल, सुनियोजित क्रियान्वयन के साथ, ज़िले की छवि एवं अधिकारी की विरासत दोनों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है। इस मिशन में निम्नलिखित को आकर्षित करने की क्षमता है:
1. राज्य मुख्यमंत्री की शिक्षा उपलब्धियों पर वार्षिक रिपोर्ट में समावेश
1. अन्य ज़िलों को मुख्य सचिव की सर्वोत्तम पद्धतियों की सूचना में विशेष उल्लेख
1. शिक्षा मंत्रालय एवं नीति आयोग स्तर पर संभावित ध्यान
1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के धरातलीय क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज
1. संभावित पुरस्कार — लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, राज्य मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार
1. भावी अधिकारी प्रशिक्षण हेतु LBSNAA एवं राज्य ATI के लिए केस स्टडी सामग्री
1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंचों पर संबोधन हेतु आमंत्रण
	दशकों तक फैले सेवा करियर में, ऐसी पहल विरले ही मिलती है जो उच्च-प्रभावी, निम्न-जोख़िम एवं केंद्रीय नीति एवं मानव कल्याण दोनों से संरेखित हो। यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक है।



12. ज़िले के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

हम इस प्रस्ताव को एक स्पष्ट स्थिति के साथ प्रस्तुत करते हैं: हम अनुबंध चाहने वाले विक्रेता के रूप में यहाँ नहीं हैं। हम एक संभावित ज्ञान भागीदार के रूप में यहाँ हैं जो राष्ट्रीय महत्व के मिशन के क्रियान्वयन में आपके कार्यालय का समर्थन करने की पेशकश कर रहे हैं — उसी भावना से जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) प्रकोष्ठ एवं अध्ययन मंडल (BoS) समितियाँ बाह्य विशेषज्ञता को सार्वजनिक संस्थानों में लाती हैं।
हम क्या लाते हैं
1. अनेक संस्थानों में परखा गया संरचित पाठ्यक्रम
1. अनुभवी, पृष्ठभूमि-सत्यापित प्रशिक्षक जो हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों में सहज हैं
1. सामग्री, कार्यपुस्तिकाएँ, डिजिटल टूलकिट, अभिभावक मार्गदर्शिकाएँ — सभी उत्पादन-सिद्ध
1. कलेक्टरेट के लिए अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग समर्थन
1. मिशन की अवधि के लिए ज़िले को समर्पित एकल-बिंदु समन्वयक
1. सहयोगी ढाँचे के अंतर्गत अन्य ज्ञान भागीदारों के साथ कार्य करने की तत्परता
हम क्या माँग रहे हैं
1. एक गंभीर ब्रीफिंग बैठक — 45 मिनट, कलेक्टर के लिए सुविधाजनक समय पर
1. पायलट संस्थानों, प्रारंभिक वित्त चैनलों एवं नोडल अधिकारियों पर मार्गदर्शन
1. मिशन ढाँचे के अंतर्गत पैनलबद्ध भागीदारों में से एक के रूप में कार्य करने की अनुमति
1. इससे अधिक कुछ नहीं — इस स्तर पर कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं

13. प्रस्तावित परिणाम

1. कलेक्टर महोदय (एवं सुविधा हो तो DEO) के साथ प्रारंभिक ब्रीफिंग बैठक
1. यदि दृष्टिकोण संरेखित हो, तो कलेक्टरेट से आंतरिक खोजी नोट जारी करना
1. DEO, प्रधानाचार्य संघों एवं विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के साथ बड़ी बैठक
1. औपचारिक मिशन ढाँचा आदेश का प्रारूपण एवं जारीकरण
1. अगले 60-90 दिनों में पायलट चरण का शुभारंभ
1. प्रभाव का आकलन एवं वितरण को परिष्कृत करने के लिए कलेक्टर के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें


आपके विचारार्थ विनम्र निवेदन
हम आदरपूर्वक यह अवसर चाहते हैं कि इस मिशन को विस्तार से
माननीय जिला कलेक्टर महोदय एवं वरिष्ठ प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
"AI में निपुण बनें। भविष्य को दिशा दें। जब ज़िले के बच्चे वह सीखते हैं जो उन्हें सीखने का अधिकार है, तो ज़िला आगे बढ़ता है — और वह अधिकारी भी, जिन्होंने इसे संभव बनाया।"

Submitted By,
Er. Ankit Gautam
AI Engineer
Founder/CEO — Prepriga & Entervued
